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 Title:  Need  to  include  Ajmer  district  of  Rajasthan  under  National  Rural  Employment  Guarantee  Scheme.

 प्रो.  रासा  सिंह  रावत  (अजमेर)  :  महोदय,  01  फरवरी,  2006.0  से  क्रियान्वित  की  जा  रही  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  गारंटी  योजना  के  अंतर्गत

 राजस्थान  के  केवल  5  जिले  ही  सम्मिलित  किये  गये  हैं।  पिछले  कई  वाँ  से  निरंतर  वाा  की  अत्यधिक  कमी  के  कारण  अजमेर  जिला  भंयकर

 अकाल  एवं  सूखे  की  समस्या  से  पीडित  है।  कुओं  का  जलस्तर  बहुत  नीचे  चला  गया  है।  ग्रामीण  क्षेत्र  के  नौजवान  भयंकर  बेरोजगारी  से

 ग्रस्त हैं।  जिले  के  किसानों  एवं  मजदूरों  की  स्थिति  आर्थिक  दृटि  से  कमजोर  होती  जा  रही  है।  निरंतर  अकाल  एवं  सूखे  की  स्थिति  से  का ए
 d  पशुपालन  पर  निर्भर  किसानों  को  रोजगार  नहीं  के  बराबर  मिलने  के  कारण  बड़े  पैमाने  पर  आबादी  का  निक्रमण  हो  रहा  है।  राजस्थान  के

 बीचोंबीच  स्थित  यह  जिला  लगातार  रवें  वा  अकाल  की  चपेट  में  है।  पशुधन  कम  होता  जा  रहा  है।  इस  वा  भी  राज्य  सरकार  ने  अजमेर  जिले

 के  1050  गांवों  को  अकालग्रस्त  घोलती  किया  है।  अजमेर  जिले  के  अधिकांश  तालाब  सूखे  हैं।  जिले  के  अधिकांश  क्षेत्रों  में  औसत  से  भी  कम

 वा  हुई  है।  अजमेर  की  आनासागर,  फायसागर  तथा  सुप्रसिद्ध  पुकर  सरोवर  में  बहुत  थोड़ा  पानी  रह  गया  है।

 अजमेर  जिले  के  ग्रामीण  क्षेत्र  में  8  पंचायत  समितियां  हैं  जिनमें  अंकाई,  भिनाय,  जवाजा,  पीसांगन,  सिलौरा,  श्रीनगर  ये  6  पंचायत

 समितियां  अतिशयोक्ति  श्रेणी  में  आती  हैं।  बाकी  बची  2  पंचायत  समितियां  केकड़ी  व  मसूदा  भूजल  के  मापदंडानुसार  अति  संवेदनशील  श्रेणी  में

 आती  है।  मानसून  पूर्व  भूजल  सर्वेक्षण  से  ज्ञात  होता  है  कि  जहां  1984  में  औसत  भूजल  स्तर  7.79  मीटर  अंकित  हुआ  था  वह  सन  2004  में

 15.90  मीटर  गहराई  तक  पहुंच  गया।  इस  प्रकार  41  सेमी0  vital  औसत  भूजल  स्तर  में  गिरावट  हो  रही  है।  अजमेर  जिले  के  एक  ओर

 रेगिस्तान  का  प्रसार  तेजी  से  हो  रहा  है।  जिले  की  स्थिति  पैदावार की  दृष्टि  से  दयनीय  है।  अजमेर  जिले  के  14  लाख  किसानों  की  जोत  का

 औसत  2.33  प्रति  हैक्टेयर  है  जो  अनार्थिक  है।  काबिल  काश्त  भूमि  की  उपलब्धता  में  कमी  आ  रही  है।  बांधों  एवं  तालाबों  में  पानी  की  आवक

 नहीं  के  बराबर  है।

 अतः  भारत  सरकार  से  अनुरोध  है  कि  अजमेर  जिले  को  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  गारंटी  योजना  के  अंतर्गत  सम्मिलित  कर  जिले

 के  ग्रामीण  अंचल  में  रहने  वाले  एवं  खेती  पर  आधारित  किसानों  को  रोजगार  उपलब्ध  करावाया  जाये।  इस  योजना  की  सभी  पात्रताओं  को

 अजमेर  जिला  पूरा  करता  है।


